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�ीन बॉ�

चचा� म� ��?

हाल ही म� भारतीय �रज़व� ब�क (Reserve Bank of India- RBI) �ारा   �कये गए एक अ�यन  के
अनुसार, भारत म� सूचना  �वषमता  (Asymmetric Information) के कारण  �ीन  बॉ� जारी करने
क�  लागत �ायः अ� बॉ�� क�  तुलना  म� अ�धक रही है।

�मुख �ब� दु: 

�ीन  बॉ� (�ववरण):

�ीन  बॉ� के बारे म�:
�ीन  बॉ�  ऋण  �ा�� का  एक साधन  है �जसके मा�म से �ीन  ’प�रयोजनाओ ंके
�लये धन  जुटाया  जाता  है, यह मु�तः नवीकरणीय  ऊजा�, �� प�रवहन , �ायी
जल �बंधन  आ�द  से संबं�धत होता  है।

बॉ� जो �क आय  का  एक �न��त साधन  होता  है, एक �नवेशक �ारा
उधारक�ा � (आमतौर पर कॉप�रेट या  सरकारी) को �दये गए ऋण  का
��त�न�ध� करता  है।
 पारंप�रक  बॉ� (�ीन  बॉ� के अलावा  अ� बॉ�) �ारा  �नवेशक� को एक
�न��त �ाज दर (कूपन) का  भुगतान  �कया  जाता  है।

व ृ��:

वष� 2007 म� यूरोपीय  �नवेश ब�क और �व� ब�क जैसे कुछ ब�क� �ारा  �ीन    बॉ�
लॉ� �कया  गया। इसके बाद  वष� 2013 म� कॉरपोरे�स �ारा  भी इ�� जारी �कया  गया
�जस कारण  इसका  सम� �वकास �आ।

�व�नयमन:

भारतीय ��तभू�त और �व�नमय बोड� (Securities and Exchange Board of India-

SEBI) �ारा  �ीन  बॉ� जारी करने एवं इ�� सूचीब� करने हेतु पारदश� मानदंड� को
लागू �कया  गया  है।
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लाभ:

��त�ा  म� बढ़ोतरी:
�ीन   बॉ�  जारीक�ा � क�  ��त�ा  को बढ़ाते ह�, ���क यह सतत् �वकास के
��त उनक�  ��तब�ता  को �द�श�त करने म� सहायक है।

��तब�ताओ ंक�  पू�त� :
इनम� जलवायु समझौत� और  इन  पर ह�ा�रक�ा �ओ ं�ारा  अ� ह�रत
��तब�ताओ ंको पूरा  करने क�  �मता  है ।
भारत का  रा�ीय �र पर �नधा ��रत योगदान  (Intended Nationally

Determined Contribution- INDC) द�ावेज़ जलवायु सुधार क�  �दशा  म�
भारत के योगदान  और �ग�त के �लये एक कम काब�न  पथ का  अनुसरण
करने के ल� का  उ�ेख करता  है।

कम लागत को बढ़ावा: 
आमतौर पर वा�ण��क ब�क� �ारा  �दये जाने वाले ऋण  क�  तुलना  म� �ीन
बॉ� पर कम �ाज �लया  जाता  है।
ह�रत �नवेश �वदेशी �नवेशक� को आक�ष�त करने के साथ-साथ पूंजी जुटाने
क�  लागत को कम करने म� मदद  कर सकता  है।

सनराइज़ से�र
�ीन  बॉ�  अ�य  ऊजा� जैसे सनराइज़ से�र के �व�पोषण  को बढ़ाने म�
मह�पूण� रहे ह�, इस �कार यह भारत के सतत् �वकास म� योगदान  देते ह�।

RBI �ारा  �कये गए हा�लया  अ�यन  का  �ववरण:

वत�मान  शेयर: 

वष� 2018 के बाद  से भारत म� जारी सभी �कार के बॉ� म� �ीन  बॉ� का  �ह�ा  मा�
0.7% रहा  है।
हाला ँ�क  माच� 2020 तक गैर-पारंप�रक ऊजा� के �लये ब�क� �ारा  �दया  जाने वाला
ऋण , �व�ुत �े� के बकाया  कुल ब�क ऋण  का  लगभग 7.9 ��तशत है।

भारत म� �ादातर �ीन  बॉ� साव�ज�नक �े� क�  इकाइय� या  कॉप�रे�स
�ारा  बेहतर �व�ीय  ���त को �ान  म� रखकर जारी �कये जाते ह�।

च ुनौ�तया ँ : 
उ� कूपन  दर:

5 से 10 वष� के म� क�  प�रप� अव�ध के साथ वष� 2015 के बाद  से जारी
�कये गए �ीन  बॉ� के �लये औसत कूपन  दर सामा�त: इसी अव�ध क�
कॉप�रेट सरकार (Corporate Government) के  बॉ� क�  तुलना  म� अ�धक
होती है।

 उधार लेने क�  उ� लागत:

सूचना  �वषमता  के कारण  यह सबसे मह�पूण� चुनौती रही है। उ� कूपन  दर
अ�धक उधार लेने क�  लागत के कारण� म� से एक है।
सूचना  �वषमता , �जसे "सूचना  �वफलता" के �प म� भी जाना  जाता  है, क�
���त तब उ�� होती है जब आ�थ�क लेन-देन  के �लये एक प� के पास दूसरे
प� क�  तुलना  म� अ�धक भौ�तक �ान  होता  है।
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सुझाव:

भारत म� एक बेहतर सूचना  �बंधन  �णाली �वक�सत करने से प�रप�ता
असमानता  को कम करने, उधार लेने क�  उ� लागत और �व�भ� चरण� म� उधार
लेने क�  लागत और  संसाधन� के कुशल आवंटन  म� मदद  �मल सकती है।

अ� चुनौ�तयाँ:

धन  का  दु�पयोग:

यह गंभीर चचा � का  �वषय  है �क �ा  �ीन  बॉ� जारी करने वाल� �ारा  ल��त
प�रयोजनाएँं पया �� �प से ह�रत प�रयोजनाएँ ही ह� ���क  �ीन  बॉ� से �ा� आय  का
उपयोग पया �वरण  को नुकसान  प�ँंचाने वाली प�रयोजनाओ ंके �व�पोषण  हेतु �कया  जा
रहा  है।

�े�डट रे�ट� ग का  अभाव:

ह�रत प�रयोजनाओ ंऔर  बॉ�� के �लये �े�डट रे�ट� ग या  रे�ट� ग �दशा-�नद�श� का  अभाव  है।

अ�ाव�ध: 

भारत म�  �ीन  बॉ� क�  अव�ध लगभग 10 वष� होती है, जब�क एक सामा� ऋण  क�
�ूनतम अव�ध 13 वष� होती है। इसके अलावा  �ीन  �ोजे��स का  लाभ �मलने म� भी
अ�धक समय  लगता  है।

आगे क� राह: 

सबसे मह�पूण� आव�कताओ ंम� से एक �ीन  बॉ� बाज़ार को �वक�सत करने के �लये
अंतरा ��ीय  और घरेलू �दशा-�नद�श� एवं मानक� के साथ सामंज� �ा�पत करना  है।
ह�रत �नवेश के संदभ� म� भी सम�पता  क�  आव�कता  होती है, ���क �व�भ� कर-

सीमाएँ एक �नधा ��रत सीमा  से परे �ीन  बॉ� बाज़ार के �लये �वरोधाभासी ह�गी।
उभरते बाज़ार� म� जारीक�ा �ओ ं के �लये उ�चत �मता  �नमा �ण  का  �यास, जो �ीन  बॉ� से
संबं�धत लाभ� और ���याओ ंक�  जानकारी �दान  करते ह�, इस बाज़ार म� �वेश करने
हेतु सं�ागत बाधाओ ंको दूर करने म� सहायक होगा।
रणनी�तक �प से �ीन  बॉ� के संदभ� म� साव�ज�नक �े� का  �नवेश �नजी �नवेश को
आक�ष�त करने और साथ ही �ीन  बॉ� बाज़ार म� �नवेशक� का  �व�ास �ा�पत करने म�
मदद  करता  है।

�ोत: इं�डयन ए��ेस 

कानून का �नमा�ण और �नरसन

चचा� म� ��?

�
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�कसान� ने तीन  �ववादा�द  कृ�ष कानून� को एक से डेढ़ वष� तक टालने के सरकार के
��ाव  को खा�रज कर �दया  है। �कसान  ज़ोर देकर कृ�ष कानून� को �नर� करने क�  मा ंग
कर रहे ह�।

�ात हो �क बीते कुछ वष� म� संसद  ने कई कानून� को �नर� �कया  है और ऐसे भी कई
कानून  ह�, जो पा�रत होने के बावजूद  कई वष� तक लागू नह� �कये गए।

�मुख �ब� दु

कानून  लाना/�नर� करना

संसद  के पास देश के �लये कानून  बनाने और उसे �नर� करने अथवा  समा� करने क�
श�� है। (य�द  कोई कानून  असंवैधा�नक है तो �ायपा�लका  के पास भी उस कानून  को
समा� करने क�  श�� है।)
�वधेयक एक �कार का  ��ा�वत मसौदा  होता  है, �जसका  लोकसभा  और रा�सभा
दोन� सदन� से पा�रत होना  आव�क है और केवल रा�प�त क�  �ीकृ�त के बाद  ही कोई
�वधेयक अ�ध�नयम बनता  है।
कानून  के संबंध �नरसन  का  अथ� �कसी �व�श� कानून  को र�  करने अथवा  उसे समा�
करने से है। कानून  �ारा  �नधा ��रत ���या  का  पालन  करते �ए �कसी भी अ�ध�नयम को
पूण�तः अथवा  आं�शक �प से समा� अथवा  �नर� �कया  जा  सकता  है।

रा�प�त क�  �ीकृ�त

सं�वधान  के अनु�ेद  111 के मुता�बक, रा�प�त या  तो �वधेयक पर ह�ा�र कर सकता  है
या  अपनी �ीकृ�त को सुर��त रख सकता  है।
य�द  रा�प�त �वधेयक पर अपनी सहम�त देता  है तो �वधेयक को संसद  के सम�
पुन�व� चार के �लये ��ुत �कया  जाएगा  और य�द  संसद  एक बार पुनः इस �वधेयक को
पा�रत कर रा�प�त के पास भेजती है तो रा�प�त के पास उस �वधेयक को मंज़ूरी देन े के
अ�त�र� कोई अ� �वक� नह� होगा। 

इस तरह रा�प�त के पास ‘�नलंबनकारी वीटो’ क�  श�� होती है।

कानून  का  प�रचालन

�नयम एवं �व�नयम: संसद  सरकार को �कसी भी अ�ध�नयम के कुशल ��या�यन  के
�लये �नयम एवं �व�नयम बनाने का  दा�य� देती है।

सरकार के पास न  केवल �नयम बनाने क�  श�� है, ब��  वह �यं �ारा  बनाए
गए �नयम और �व�नयम को समा� कर सकती है।
य�द  सरकार �नयम एवं �व�नयम नह� बनाती है तो वह पूरा  अ�ध�नयम अथवा  उस
अ�ध�नयम का  कुछ �व�श� �ह�ा  लागू नह� होगा।
वष� 1988 का  बेनामी लेन-देन  अ�ध�नयम इस त� का  ��� उदाहरण  है, जो �क
�व�नयम� के अभाव  म� लागू नह� हो सका  था।

समयाव�ध: संसद  क�  �सफा�रश के मुता�बक, सरकार को कानून  पा�रत होने के बाद  छः
माह के भीतर �नयम बनाने होते ह�।

संसदीय  स�म�त के मुता�बक, �व�भ� मं�ालय� �ारा  इन  �सफा�रश� का  उ�ंघन
�कया  जा  रहा  है।

� � ी ो � ँ
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रा�प�त क� वीटो श��याँ

�कार: रा�प�त के पास मु�तः तीन  �कार क�  वीटो श��या ँ होती ह�- (1) आ�ं�तक
वीटो, (2) �नलंबनकारी वीटो और (3) पॉकेट वीटो
अपवाद: सं�वधान  संशोधन  �वधेयक को लेकर रा�प�त के पास कोई भी वीटो श�� नह�
है।
आ�ं�तक वीटो

अथ�: इसका  संबंध रा�प�त क�  उस श�� से है �जसम� वह संसद  �ारा  पा�रत �कसी
�वधेयक को अपने पास सुर��त रखता  है। इस �कार वह �वधेयक समा� हो जाता  है
और वह अ�ध�नयम नह� बन  पाता  है।
इसे �ायः �न��ल�खत दो ���तय� म� �योग �कया  जाता  है:

जब संसद  �ारा  पा�रत �वधेयक एक गैर-सरकारी �वधेयक अथवा  �नजी
�वधेयक हो।
जब �वधेयक पर रा�प�त क�  अनुम�त �मलने से पूव � ही मं��मंडल �ारा
�ागप� दे �दया  जाए और नया  मं��मंडल रा�प�त को �वधेयक पर सहम�त
न  देन े क�  सलाह दे।

�नलंबनकारी वीटो
अथ�: रा�प�त इस वीटो का  �योग तब करता  है जब वह �कसी �वधेयक को संसद  के
पुन�व� चार हेतु लौटा  देता  है। 

य�द  संसद  उस �वधेयक को पुनः �कसी संशोधन  के �बना  अथवा  संशोधन  के
साथ पा�रत कर रा�प�त के पास भेजती है तो रा�प�त उस पर अपनी �ीकृ�त
देन े के �लये बा� है।

अपवाद: रा�प�त �ारा  धन  �वधेयक के संबंध म� ‘�नलंबनकारी वीटो’ क�  श�� का
�योग नह� �कया  जा  सकता  है।

पॉकेट वीटो
अथ�: इस मामले म� रा�प�त संसद  �ारा  पा�रत �वधेयक पर न  तो अपनी सहम�त
देता  है, न  उसे अ�ीकृत करता  है और न  ही लौटता  है, �क� तु एक अ�न��तकाल के
�लये �वधेयक को लं�बत कर सकता  है। 

अमे�रक�  रा�प�त �जसे 10 �दन� के भीतर �वधेयक को वापस भेजना  होता  है,

के �वपरीत भारतीय  रा�प�त के सम� कोई बा�कारी समयसीमा  नह� है।
रा�  �वधेयक� पर वीटो

रा�पाल के पास रा�प�त के �वचार के �लये रा�  �वधानमंडल �ारा  पा�रत कुछ
�व�श� �कार के �वधेयक� को आर��त करने का  अ�धकार है।
रा�प�त न  केवल पहली बार ब��  दूसरी बार भी रा�  �वधानमंडल �ारा  पा�रत
�वधेयक� पर अ�ीकृ�त �कट कर सकता  है।

इस तरह रा�  �वधेयक� के मामले म� रा�प�त को आ�ं�तक वीटो क�  श��
�ा� होती है, न  �क �नलंबनकारी वीटो क�  श��।

इसके अलावा  रा�प�त �ारा  रा�  �वधेयक� के संबंध म� भी पॉकेट वीटो क�  श��
का  �योग �कया  जा  सकता  है।

�ोत: इं�डयन ए��ेस

� � े � � � � े
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LLP अ�ध�नयम के तहत अपराध� का �ड���मनलाइज़ेशन

चचा� म� ��?

हाल ही म� कंपनी कानून  स�म�त (Company Law Committee- CLC) ने सी�मत देयता  भागीदारी
अ�ध�नयम (Limited Liability Partnership Act), 2008 के तहत आने वाले अपराध� म� से 12

अपराध� को �ड���मनलाइज़ (अपराध क�  �ेणी से बाहर) करने और LLPs को गैर-प�रवत�नीय
ऋणप� (Non-Convertible Debenture- NCD) जारी करने क�  अनुम�त देन े क�  �सफा�रश क�  है
ता�क LLP फम� के �लये �ापार सुगमता  म� सुधार के उ�े� से धन  जुटाया  जा  सके।

देश म� कानून  का  पालन  करने वाले कॉरपोरे�स को �वसाय  म� सुगमता  मुहैया  कराने
और बड़े पैमाने पर �हतधारक� के �लये कॉरपोरेट अनुपालन  म� सुधार करने के उ�े� से
कॉरपोरेट मामल� के मं�ालय  �ारा  �सतंबर, 2019 म� कंपनी कानून  स�म�त (Company

Law Committee- CLC) क�  �ापना  क�  गई थी।

�मुख �ब� दु

कंपनी कानून  स�म�तय� क�  �सफा�रश�:

अपराध� का  �ड���मनलाइज़ेशन:

LLP क�  भागीदारी क�  ���त म� बदलाव पर वा�ष�क �रपोट�  और फाइ�ल� ग आ�द
जैसे समय पर फाइ�ल� ग से संबं�धत �व�भ� अपराध जो धोखाधड़ी से संबं�धत नह�
ह�, को �ड���मनलाइज़ करने क�  �सफा�रश क�  गई है।
य��प �ड���मनलाइजेशन  के �लये अनुशं�सत अपराध� म� से �कसी के �लये भी
वत�मान  समय  म� संभा�वत दंड के �प म� कारावास क�  सज़ा  का  �ावधान  नह� है
�फर भी स�म�त ने यह �सफा�रश क�  है �क �ायालय �ारा  �कसी भागीदार या  LLP

के दुराचार का  दोषी पाए जाने के बाद  लगाए गए जुमा �न े के बजाय कंप�नय� को
गैर-अनुपालन  के �लये अथ�दंड का  भुगतान  करने क�  आव�कता  है।

अथ�दंड से संबं�धत मामले:

स�म�त ने उ�ेख �कया  है �क �ायालय� �ारा  लगाए गए ज़ुमा �न े के मामले म� दोषी
��� के �व�भ� पद� से अयो� ठहराए जाने या  अयो� होने का  जो�खम होता  है
ले�कन  एक उपयु� �ा�धकारी �ारा  दंड लगाए जाने के मामले म� इस �कार का
कोई जो�खम नह� होगा।

दंड आरो�पत करने वाले �ा�धकारी:
LLP अ�ध�नयम के �ावधान� का  �कसी भी �कार से उ�ंघन  �कये जाने क�  ���त
म� दंड आरो�पत का  अ�धकार कंपनी के र�ज��ार (Registrar of Company- ROC) के
पास होना  चा�हये।
�व�भ� रा�� और क� �शा�सत �देश� को कवर करने वाले कंपनी अ�ध�नयम क�
धारा  609 के तहत �नयु� ROC का  �ाथ�मक क��� है �क वह संबं�धत रा�� व
क� �शा�सत �देश� म� काया ���त कंप�नय� तथा  LLPs का  पंजीकरण  करे।

ै � �
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गैर-प�रवत�नीय ऋणप� (NCD) जारी करने क�  अनुम�त:

LLPs �ज�� वत�मान  म� ऋण  ��तभू�तया ँ जारी करने क�  अनुम�त नह� है, को NCD

जारी करने क�  अनुम�त दी जानी चा�हये ता�क पूंजी जुटाने और �व�पोषण  से
संबं�धत काय� को सुगम बनाया  जा  सके।

लाभाथ�:

इस कदम से उन  �े�� म� �ाट�अ� और छोटी कंप�नय� के लाभा��त होने क�  संभावना
है, �जनके �लये अ�धक पूंजी �नवेश क�  आव�कता  होती है।

सी�मत देयता भागीदारी (LLP)

यह एक भागीदारी है �जसम� कुछ या  सभी भागीदार� (�े�ा�धकार के आधार पर) क�
सी�मत देयताएँ होती ह�।
एक LLP म� एक भागीदार, दूसरे भागीदार के कदाचार या  लापरवाही के �लये �ज़��ेदार
नह� होता  है।
भागीदार� म� प�रवत�न  के बावजूद  LLP अपने अ��� को जारी रख सकता  है। यह
अनुबंध� को �ीकार करने और अपने नाम पर संप��  का  �ा�म�  रखने म� स�म है।
LLP एक पृथक �व�धक इकाई है। यह अपनी संप��  को पूरी �मता  तक बढ़ाने के �लये
उ�रदायी है ले�कन  LLP म� भागीदार� क�  देयता  इनके �ीकृत योगदान  तक सी�मत है।

LLP बनाम पारंप�रक भागीदारी फम�:

"पारंप�रक भागीदारी फम�" (Traditional Partnership Firm) के तहत ��ेक भागीदार
अ� सभी भागीदार� के साथ संयु� �प से तथा  ���गत �प से फम� के सभी काय� के
�लये उ�रदायी होता  है।
LLP संरचना  के तहत भागीदार क�  जवाबदे�हता  उसके �ारा  �ीकृत योगदान  तक
सी�मत है। इस �कार ��ेक भागीदार ���गत �प से अ� भागीदार� के गलत कृ��
या  दुराचार के मामले म� संयु� जवाबदे�हता  से प�रर��त ह�।

कंपनी बनाम LLP:

�कसी कंपनी क�  आंत�रक �शास�नक संरचना  को कानून  (कंपनी अ�ध�नयम, 2013)

�ारा  �व�नय�मत �कया  जाता  है जब�क LLP म� आतं�रक �शासन  भागीदार� के बीच  एक
सं�वदा�क समझौते �ारा  तय  होता  है।
LLP म� कंपनी क�  तरह �बंधन-�ा�म� का  �वभाजन  नह� होता  है।
LLP म� तुलना�क �प से कंपनी से अ�धक लचीलापन  होता  है।
कंपनी क�  तुलना  म� LLP के �लये अनुपालन  आव�कताएँ कम होती ह�।

 गैर-प�रवत�नीय ऋणप� (NCD)

 ऋणप� दीघ�का�लक �व�ीय साधन  ह� �ज�� कंप�नय� �ारा  धन  उधार लेने के �लये जारी
�कया  जाता  है।
कुछ ऋणप�� म� एक �न��त समय  के बाद  शेयर म� प�रव�त� त होने क�  �वशेषता  होती है
तथा   ऋणप� धारक अपने  �ववेक के आधार पर उस ऋणप� को शेयर म� बदल सकता  है।

� ै �
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�जन  ऋणप�� को शेयर� म� प�रव�त� त नह� �कया  जा  सकता , उ�� गैर-प�रवत�नीय ऋणप�
(NCD) कहा  जाता  है।
NCDs दो �कार के होते ह�- ��तभूत तथा   और ��तभू�त-र�हत या  गैर-जमानती।

��तभूत NCD: यह कंपनी क�  संप��  �ारा  सम�थ�त होता  है। य�द  कंपनी दा�य� का
भुगतान  करने म� �वफल रहती है तो ऋणप� धारक  �नवेशक उन  प�रसंप��य� के
प�रशोधन  (Liquidation) का  दावा  कर सकते ह�।
��तभू�त-र�हत NCD: ��तभूत NCD के �वपरीत इस �कार क�  NCD म� कंपनी �ारा
अपने दा�य� का  भुगतान  करने म� �वफल रहने क�  ���त म� इसके धारक को
�कसी �कार क�  सुर�ा  �ा� नह� है।

�ोत: इं�डयन ए��ेस

�मश�� पोट� ल

चचा� म� ��?

हाल ही म� क� �ीय  जनजातीय  काय� मं�ालय  ने �वासी ��मक� के �लये रा�  और रा�ीय  �र
के काय��म� के �नमा �ण  को सुचा� बनाने के �लये एक रा�ीय  �वासन  सहायता  पोट�ल-

‘�मश��’ शु� �कया  है।

इसके अलावा  ��मक� के �लये एक ��श�ण  पु��का  ‘�मसाथी’ का  भी शुभारंभ �कया
गया।

�मुख �ब� दु

पोट�ल के बारे म�

इस पोट�ल क�  शु�आत आ�दवासी �वासी ��मक� से संबं�धत डेटा  एक� करने और उस
डेटा  को मौजूदा  क�ाणकारी योजनाओ ंसे जोड़ने के �लये क�  गई है।

पोट�ल का  उ�े�

डेटा  अंतराल को संबो�धत करना
‘�मश��’ पोट�ल के ज़�रये एक��त �कये जाने वाले �व�भ� �कार के डेटा  म�
जनसा ं��क�य  �परेखा , आजी�वका  �वक�, कौशल संबंधी सूचना  और �वासन
के �झान  से जुड़े �ववरण  आ�द  शा�मल ह�गे।
यह उन  �वासी ��मक� को सश� बनाने मदद  करेगा , जो रोज़गार और आय  क�
तलाश म� पलायन  करते ह�।

नी�त �नमा �ण  म� सहायक
यह रा�ीय  और रा�  सरकार� को �ोत और गंत� दोन� रा�� म� �वासी ��मक�
के क�ाण  के �लये �भावी रणनी�त तैयार करने और नी�तगत �नण�य  लेने म�
सहायता  करेगा।

�
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�वा�सय� से संबं�धत �व�भ� मु�� को संबो�धत करना
त�री 
मज़दूर� के वेतन  और उनके उ�ीड़न  से संबं�धत मु�े
काय��ल पर �ावसा�यक जो�खम आ�द  

अ� योजनाओ ंसे जोड़ना
यह पोट�ल �वासी ��मक� को ‘आ��नभ�र भारत’ के तहत मौजूदा  क�ाण
योजनाओ ंसे जुड़ने का  अवसर �दान  करेगा।

�वासी ��मक� क�  सहायता  के �लये भारत सरकार क�  हा�लया  पहल�

असीम पोट�ल
कौशल �वकास एवं उ��मता  मं�ालय  (MSDE) ने कुशल कामगार� को आजी�वका
अवसर खोजने म� मदद  के �लये आ��नभ�र कुशल कम�चारी-�नयो�ा  मान�च�ण
यानी असीम (Aatamanirbhar Skilled Employee-Employer Mapping-ASEEM)

पोट�ल लॉ� �कया।
भारत के �व�भ� रा�� से अपने घर� को वापस लौटे ��मक� तथा  वंदे भारत �मशन
के तहत �देश लौटे भारतीय  नाग�रक�, �ज��ने ‘कौशल काड�’ म� पंजीकरण
कराया  है, के डेटाबेस को भी इस पोट�ल के साथ एक�कृत �कया  गया  है।  

 ‘रा� �ीय �वासी सूचना  �णाली’ डैशबोड� 
रा� �ीय  आपदा  �बंधन  �ा�धकरण  (NDMA) ने एक ऑनलाइन  डैशबोड� ‘रा� �ीय
�वासी सूचना  �णाली’ (NMIS) �वक�सत क�  है। 
यह ऑनलाइन  पोट�ल �वासी कामगार� का  क� �ीय  कोष बनाएगा  और उनके मूल
� थान� तक क�  या�ा  हेतु �व�ा  सु�न��त करने के �लये अंतर-रा� यीय  संचार/

सम�य  म� मदद  करेगा।
�म कानून� का  �म सं�हताओ ंम� समायोजन

हाल ही म� सरकार �ारा  अलग-अलग �म कानून� को चार �म सं�हताओ ंम�
समायो�जत �कया  गया  है- वेतन  सं�हता  अ�ध�नयम-2019; औ�ो�गक संबंध
सं�हता-2020; सामा�जक सुर�ा  सं�हता-2020; पेशागत सुर�ा , � वा� � य  व  काय� शत�
सं�हता-2020।
इन  चार सं�हताओ ंका  उ�े� पूरे देश म� औ�ोगीकरण  क�  ��कया  को आसान
बनाना  और इस �कार अंततः तनाव�� �वासी मज़दूर� को राहत �दान  करना  है।

आ�दवासी क�ाण  से संबं�धत पहल�

�धानमं�ी वन  धन  योजना
यह एक बाज़ार आधा�रत आ�दवासी उ��मता  �वकास काय��म है, �जसका  उ�े�
आ�दवासी �यं सहायता  समूह� (SHGs) का  ��र बनाना  और उ�� जनजातीय
उ�ादक कंप�नय� के �प म� �वक�सत करना  है।
इसका  ल� मु�तः आ�दवासी �ज़ल� म� जनजातीय  समुदाय  के �ा�म� वाले लघु
वन-उपज क� �  (MFP) और वन  धन  �वकास क� �� क�  �ापना  करना  है।

� �
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एकल� मॉडल रे�ज़ड��शयल �ूल
एकल� मॉडल रे�ज़ड��शयल �ूल (EMRS) योजना  क�  शु�आत वष� 1997-98 म�
दूर� �ान� पर अनुसू�चत जनजा�त के ब�� को गुणव�ापूण� मा��मक और
उ�-�रीय  �श�ा  �दान  करने हेतु क�  गई थी, ता�क उन  ब�� को गैर-अनुसू�चत
जनजा�त के ब�� के समान  ही �श�ा  के सव��म अवसर� तक प�ँच  �दान  क�  जा
सके।
ये �ूल भारतीय  सं�वधान  के अनु�ेद  275(1) के तहत �दान  �कये गए अनुदान
�ारा  �ा�पत �कये जाते ह�।

भारतीय जनजातीय सहकारी �वपणन  �वकास प�रसंघ (�ाईफेड)

वष� 1987 म� �ा�पत भारतीय  जनजातीय  सहकारी �वपणन  �वकास प�रसंघ
(TRIFED) रा�ीय  �र का  एक शीष� संगठन  है, जो जनजातीय  काय� मं�ालय  के
�शासक�य  �नयं�ण  के अधीन  काय� करता  है।
�ाइफेड का  �मुख उ�े� जनजातीय  उ�ाद�, जैसे- धातु कला , जनजातीय
टे�टाइल और जनजातीय  प��ट� ग आ�द, �जन  पर जनजातीय  लोग अपनी आय  के
एक बड़े भाग हेतु ब�त अ�धक �नभ�र ह�, के �वपणन  �वकास �ारा  देश म� जनजातीय
लोग� का  सामा�जक-आ�थ�क �वकास करना  है।

�ोत: पी.आई.बी.

असमानता वायरस �रपोट� : ऑ�फैम इंटरनेशनल

चचा� म� ��?

हाल ही म� ऑ�फैम इंटरनेशनल �ारा  जारी क�  गई असमानता  वायरस �रपोट�  (The

Inequality Virus Report) म� बताया  गया  है �क COVID-19 महामारी ने भारत और दु�नया  भर म�
मौजूदा  असमानताओ ंम� अ��धक वृ�� क�  है।

�रपोट�  म� कहा  गया  है �क COVID-19 ने लगभग हर देश म� आ�थ�क असमानता  को बढाया
है।

�मुख �ब� दु:

महामारी का  अमीर� और गरीब� पर तुलना�क �भाव:

भारत ने महामारी के शु�आती दौर म� ही लॉकडाउन  को कठोरता  से लागू �कया। इस
लॉकडाउन  के �वत�न  के कारण  अथ��व�ा  म� ठहराव  क�  ���त पैदा  हो गई, �जससे
बेरोज़गारी, भुखमरी, संकटकालीन  पलायन  जैसी सम�ाएँ देखी ग�।
जहा ँ अमीर लोग महामारी के सबसे बुरे �भाव  से बचने म� स�म थे; वह� औपचा�रक �े�
के कम�चा�रय� ने खुद  को आइसोलेट करते �ए घर से काम �कया , साथ ही कुछ
अनौपचा�रक �े� के ��मक� ने अपनी आजी�वका  खो दी।

� ौ � � ई �
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भारतीय  अरबप�तय� क�  संप��  म� लॉकडाउन  के दौरान  35% क�  वृ�� �ई जो �क वष�
2009 के बाद  पहली बार 90% क�  वृ�� के साथ 422.9 �ब�लयन  अमे�रक�  डॉलर तक प�ँच
गई। इससे भारत अरबप�तय� क�  संप��  के मामले म� अमे�रका , चीन , जम�नी, �स और
�ाँस के बाद  �व� म� छठी र��क� ग पर आ गया।

अनौपचा�रक �े� पर �भाव

भारत के अनौपचा�रक �े� के काय�बल पर COVID-19 का  सबसे बुरा  �भाव  पड़ा , ���क
इस �े� म� 122 �म�लयन  नौक�रय� म� से लगभग 75% समा� हो ग�।
अनौपचा�रक ��मक� के �लये घर से काम करने के अपे�ाकृत कम अवसर थे। इसी
कारण  औपचा�रक �े� क�  तुलना  म� इस �े� म� अ�धक नौक�रया ँ समा� हो ग�।

�श�ा  पर �भाव:

�पछले वष� जैसे-जैसे �श�ा  को ऑनलाइन  �कया  गया , भारत ने असमानताओ ंके एक नए
�वकराल �प ‘�ड�जटल �डवाइड’ (Digital Divide) को देखा।
एक तरफ  जहा ँ �नजी �दाताओ ंने घातीय  वृ�� का  अनुभव  �कया  है, वह� दूसरी तरफ
भारती के सबसे गरीब 20% प�रवार� म� से केवल 3% के पास कं�ूटर और �सफ�  9% क�
इंटरनेट तक प�ँच  थी।
यह भी देखा  गया  �क �ूली �श�ा  के लंबे समय  तक बा�धत होने के कारण  �ूल �ॉ�प�ग
रेट (�वशेष �प से गरीब� के बीच) के दोगुना  होने का  जो�खम बढ़ गया  है।

�ा� संबंधी असमानताएँ:

ऑ�फैम ने पाया  �क चूँ�क भारत सामा�जक-आ�थ�क या  सामा�जक �े�णय� म� �वभ�
डेटा  संबंधी मामल� को �रपोट�  नह� करता  है, इस�लये �व�भ� समुदाय� के बीच  �ा�
संबंधी सम�ाओ ंका  अनुमान  लगाना  मु��ल है।
वत�मान  म� भारत म� COVID-19 के पॉ�ज़�टव  मामल� क�  दु�नया  क�  दूसरी सबसे बड़ी
संचयी सं�ा  है और �व� �र पर गरीब, वं�चत और कमज़ोर वग� म� COVID-19 क�
�ापकता  दर अ�धक है।
बीमारी का  �सार उन  गरीब समुदाय� म� तेज़ी से �आ, जो �ायः गंदगीयु� और अ�धक
घन� वाले �े�� म� रहते थे और आम सु�वधाओ ंजैसे- शौचालय  और पानी के �ोत� का
साझा  उपयोग करते थे।

�ा� सु�वधा: 

भारत के शीष� 20% प�रवार� के 93% क�  तुलना  म� केवल 20% गरीब प�रवार�  म� से 6%

प�रवार� क�  बेहतर ��ता  के गैर-साझा  �ोत� तक प�ँच  थी।
जा�त के संदभ� म� अनुसू�चत जा�तय� के �सफ�  37.2% प�रवार� और अनुसू�चत जनजा�तय�
के 25.9% प�रवार� क�  गैर-साझा  ��ता  सु�वधाओ ंतक प�ँच  थी, जब�क सामा�
आबादी के �लये यह 65.7% थी।

ल� �गक असमानता:

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/nso-report-shows-stark-digital-divide-affects-education#:~:text
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रोज़गार:

म�हलाओ ंम� बेरोज़गारी क�  दर 15% (COVID-19 से पहले) से बढ़कर 18% हो गई है।
म�हला  बेरोज़गारी म� वृ�� के प�रणाम��प भारत के सकल घरेलू उ�ाद  (Gross

Domestic Product- GDP) म� लगभग 8% या  218 �ब�लयन  अमे�रक�  डॉलर का
नुकसान  हो सकता  है।
‘इं�ी�ूट ऑफ  सोशल �डीज़ �� ’ (Institute of Social Studies Trust) के
एक सव��ण  के अनुसार, �जन  म�हलाओ ंने अपनी नौकरी नह� गवाई उनको भी
अपनी आय  म� 83% तक कटौती का  सामना  करना  पड़ा।

�ा�:

आय  और नौकरी के नुकसान  के अलावा  गरीब म�हलाओ ंको �नय�मत �ा�
सेवा  तथा  आँगनवाड़ी क� �� से �मलने वाला  लाभ भी �भा�वत �आ।
यह अनुमान  लगाया  गया  है �क प�रवार �नयोजन  सेवाओ ंके बंद  होने से 2.95

�म�लयन  अनपे��त गभ�धारण , 1.80 �म�लयन  गभ�पात (1.04 �म�लयन  असुर��त
गभ�पात स�हत) और 2,165 मातृ मृ�ु क�  घटनाएँ हो चुक�  ह�।

घरेलू �ह� सा:
महामारी ने म�हलाओ ंके �खलाफ  घरेलू �ह� सा  को भी बढ़ावा  �दया। घरेलू �ह� सा  के
मामल� म� नवंबर 2020 तक (�पछले 12 महीन� म�) लगभग 60% क�  वृ�� �ई।

सुझाव: 

नी�त �नमा �ताओ ंको धनी ���य� और अमीर कॉरपोरे�स पर त�ाल कर लगाने क�
आव�कता  है तथा  उस पैसे का  �नवेश सभी के �लये मु� गुणव�ा  वाली साव�ज�नक
सेवाओ ंऔर सामा�जक सुर�ा  म� �कया  जाए।
असमानता  के अंतर को कम करना  ब�त मह�पूण� है ले�कन  यह एक म�म अव�ध का
ल� होना  चा�हये। भारत को �वकास और �वतरण  के बीच  के अनु�मण  को 
(Sequencing) सही करना  होगा।
भारत को  सभी लोग� तक साव�ज�नक सेवाओ ंऔर सामा�जक सुर�ा  �व�ा  क�  समान
प�ँच  �दान  करने से पहले �वकास क�  ज़�रत है। अ�था  यह कम आय  के जाल म� फँस
सकता  है।

ऑ�फैम इंटरनेशनल

ऑ�फैम इंटरनेशनल का  गठन  वष� 1995 म� �आ था  जो �तं� गैर-सरकारी संगठन�
का  एक समूह है।
"ऑ�फैम" नाम ��टेन  म� वष� 1942 म� �ा�पत ‘अकाल राहत के �लये ऑ�फोड�
सहायता  स�म�त’ (Oxford Committee for Famine Relief) से �लया  गया  है।

इस समूह ने दूसरे �व� यु� के दौरान  �ीस म� भूख से पी�ड़त म�हलाओ ंऔर ब�� के
�लये भोजन  क�  आपू�त�  हेतु अ�भयान  चलाया।

इसका  उ�े� वै��क गरीबी और अ�ाय  को कम करने के �लये काय� �मता  को बढ़ाना
है।
ऑ�फैम का  अंतरा ��ीय  स�चवालय  नैरोबी (के�ा) म� ��त है।

�ोत: इं�डयन ए��ेस

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/india-s-gdp-growth-rate-declines
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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का �दश�न

चचा� म� ��?

हाल ही म� वष� 2015 म� लॉ� �ई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ( Beti Bachao Beti Padhao- BBBP)

योजना  के 6 वष� पूण� हो गए ह�। रा�ीय बा�लका  �दवस (24 जनवरी) के अवसर पर BBBP

योजना  के अब तक के �दश�न  पर चचा � क�  गई।

रा�ीय  बा�लका  �दवस क�  शु�आत वष� 2008 म� म�हला  और बाल �वकास मं�ालय
�ारा   क�  गई थी।

�मुख �ब� दु: 

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ं(BBBP) योजना  के बारे म�:

मु�  उ�े�:

�ल� ग आधा�रत चयन  पर रोकथाम।
बा�लकाओ ंके अ��� और सुर�ा  को सु�न��त करना।
बा�लकाओ ंके �लये �श�ा  क�  उ�चत �व�ा  तथा  उनक�  भागीदारी सु�न��त
करना।
बा�लकाओ ंके अ�धकार� क�  र�ा  करना।

ब��े�ीय रा��ापी अ�भयान:  

BBBP एक रा�ीय  अ�भयान  है जो सभी रा�� और क� �शा�सत �देश� को कवर करते
�ए बाल �ल� ग अनुपात (Child Sex Ratio- CSR) हेतु चय�नत100 �ज़ल� म�
म�ीसे�ोरल ए�न  (Multisectoral Action) पर क� ��त है।
यह म�हला  और बाल �वकास मं�ालय, �ा� और प�रवार क�ाण  मं�ालय  तथा
मानव  संसाधन  �वकास मं�ालय  क�  एक संयु� पहल है।

BBBP योजना  का  �दश�न:

ज� के समय �ल� ग अनुपात:

�ा� �बंधन  सूचना  �णाली (Health Management Information System- HMIS)

से �ा� आँकड़� के अनुसार, वष�  2014-15 म� ज� के समय  �ल� ग अनुपात 918 था  जो
वष� 2019-20 म� 16 अंक� के सुधार  के साथ बढ़कर 934 हो गया  है।
BBBP के अंतग�त शा�मल  640 �ज़ल� म� से 422 म� वष� 2014-15 से वष� 2018-2019 तक
SRB म� सुधार देखा  गया  है।
मह�पूण� उदाहरण:

मऊ  (उ�र �देश) म� वष� 2014-15 से वष� 2019-20 तक �ल� ग अनुपात 694 से
बढ़कर  951 �आ है ।
करनाल (ह�रयाणा) म� वष� 2014-15 से  वष� 2019-20 तक यह अनुपात 758 से
बढ़कर 898 हो गया  है। 
महे�गढ़ (ह�रयाणा)  म� वष� 2014-15 से वष� 2019-20 तक यह 791 से बढ़कर
919 �आ है।

https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/prelims-facts/25-01-2021#:~:text=
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�ा�:

ANC पंजीकरण: पहली �तमाही म� �सव  पूव � देखभाल (AnteNatal Care- ANC)

पंजीकरण  म� सुधार का  �झान  वष� 2014-15 के  61% से बढ़कर वष� 2019-20 म�  71%

देखा  गया  है।
सं�ागत �सव  म� सुधार का  ��तशत वष�  2014-15  के 87% से बढ़कर  वष�  2019-20

म� 94% तक प�ँच  गया  है। 
�श�ा:

सकल नामा ंकन  अनुपात (GER): �श�ा  के �लये एक�कृत �ज़ला  सूचना  �णाली
(UDISE) के अं�तम आंँकड़� के अनुसार, मा��मक �र पर �ूल� म� बा�लकाओ ंके
सकल नामा ंकन  अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) म�  77.45 (वष� 2014-

15) से 81.32 (वष� 2018-19) तक सुधार �आ है।
बा�लकाओ ंके �लये शौचालय: बा�लकाओ ंके �लये अलग शौचालय वाले �ूल�
का  ��तशत वष� 2014-15 के 92.1% से बढ़कर वष� 2018-19 म� 95.1% हो गया  है।

सोच  म� प�रवत�न:

BBBP योजना  क�ा  �ूण  ह�ा , बा�लकाओ ंम� �श�ा  क�  कमी और जीवन  च� क�
�नरंतरता  के अ�धकार से  उ�� वं�चत करने जैसे मह�पूण� मु�े  पर �ान  क� ��त करने म�
स�म है।
बेटी ज�ो�व  ��ेक �ज़ले म� मनाए जाने वाले �मुख काय��म� म� से एक है।

बा�लकाओ ंके �लये अ� पहल� :

उ�ला  (UJJAWALA): यह मानव  त�री क�  सम�ा  से �नपटने से संबं�धत है जो
वा�ण��क  उ�े�� के �लये �कये  गए यौन  शोषण  व  त�री के �शकार पी�ड़त� और
उनके बचाव, पुनवा �स तथा  एक�करण  के �लये एक �ापक योजना  है।
�कशोरी �ा� काड�: �कशोर लड़�कय� का  वज़न, ऊँंचाई, बॉडी मास इंडे� (Body

Mass Index- BMI) के बारे म� जानकारी दज� करने के उ�े� से इन  �ा� काड� को
आंँगनवाड़ी क� �� के मा�म से बनाया  जाता  है।
�कशो�रय� के �लये योजना  (Scheme for Adolescent Girls- SAG)।
सुक�ा  समृ�� योजना  (Sukanya Samridhi Yojana) आ�द।

�ोत: द �ह� दू

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/prelims-facts-07-march-2020#:~:text=

